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विषय:  धान और गेहूं की फसलों की खेती हेतु पानी की कमी
3055. श्री संजय सिंहः 
क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार को जानकारी है कि नीति आयोग के संयुक्त जल प्रबंधन सूचकांक 2019 के अनुसार देश के 74 प्रतिशत और 65 प्रतिशत गेहूं और धान खेती क्षेत्रों में पानी की कमी की गंभीर समस्या पेश आ रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और
(ग) सरकार जल के उपयोग संबंधी समस्या से किस तरह से निपटने की योजना बना रही है चूंकि देश भर में जल संबंधी दक्षता लगातार 30 से 40 प्रतिशत तक के निम्न स्तर पर बनी हुई है?
उत्‍तर
कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्री (श्री नरेन्‍द्र सिंह तोमर)
(क) एवं (ख): नीति आयोग की रिपोर्ट शीर्षक समग्र जल प्रबंधन सूचकांक 2.0 (अगस्‍त 2019) में उल्‍लेख है कि गेहूं खेती के तहत लगभग 74 प्रतिशत क्षेत्र और चावल खेती के तहत 65 प्रतिशत क्षेत्र पानी की कमी की गंभीर समस्‍या का सामना कर रहे हैं। यह डब्‍ल्‍यूडब्‍ल्‍यूएफ 2019 भारत रिपोर्ट है-छुपे हुए जोखिम तथा अप्रयुक्‍त अवसर: जल तथा भारतीय बैंकिंग क्षेत्र (पृष्‍ठ-21) पर आधारित रिपोर्ट की लिंक http://www.indiaenvironmentportal.org.in/files/file/hidden_risks_and_untapped_opportunities.pdf.  है।
(ग): सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में जल प्रयोग की दक्षता को बढ़ाने के लिए उठाए गए विभिन्‍न कदम निम्‍नलिखित हैं:
· प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी) नामक घटक का खेत स्‍तर पर जल प्रयोग दक्षता को बढ़ाने और गन्‍ना, कपास, केला आदि जैसी अधिक जल खपत फसलों पर विशेष फोकस के साथ सूक्ष्‍म सिंचाई यथा ड्रिप तथा स्‍प्रिंकलर सिंचाई प्रणालियों को अपनाने के लिए किसानों को सहायता देने पर है। वर्ष 2015-16 से अब तक पीएमकेएसवाई-पीडीएमसी के माध्‍यम से सूक्ष्‍म सिंचाई के तहत 43.70 लाख हेक्‍टेयर क्षेत्र कवर किया जा चुका है।
· चावल में पानी की जरुरत को कम करने के लिए सीधी बिजाई चावल (डीएसआर) तथा चावल सघनीकरण प्रणाली (एसआरआई)
· पंजाब, हरियाणा तथा पश्‍चिम उत्‍तर प्रदेश के मूल हरित क्रांति राज्‍यों में जल सघन फसल से कम पानी की आवश्‍यकता वाली अन्‍य फसलों में फसलीय पैटर्न के परिवर्तन के उद्देश्‍य के साथ फसल विविधिकरण कार्यक्रम। 
· कृषि पद्धतियों जैसे रेजड बेड बुवाई, वैकल्‍पिक फूरो सिंचाई, मल्‍चिंग, वैकल्‍पिक गिला एवं सूखाना पद्धति, लेजर भूमि समतलन कम जल उपयोग वाली किस्‍मों आदि को अपनाना।
· भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने लागत प्रभावी, स्‍थान विशिष्‍ट प्रौद्योगिकियों अर्थात  वर्षा जल संचयन तथा रिसाइकिलिंग वर्षा जल सतही एवं भू तल संसाधनों का सम्‍मिलित उपयोग, सिंचाई तथा खेती पद्धतियों इष्‍टतम सिंचाई समयबद्धता, संसाधन संरक्षण प्रौद्योगिकियों तथा कुशल वर्षा जल संचयन संरचनाओं के लिए स्‍मार्ट तथा सुव्‍यवस्‍थित प्रौद्योगिकियों को विकसित किया ताकि संचयी जल का उपयोग कमी की स्‍थिति के दौरान पूरक/जीवन रक्षी सिंचाई के लिए किया जा सके। सके।
· जल संसाधन, नदी विकास तथा गंगा सरंक्षण विभाग का राष्‍ट्रीय जल मिशन (एनडब्‍ल्‍यूएन), जल उपयोग की दक्षता 20 प्रतिशत बढ़ाने के अपने लक्ष्‍यों में से एक पर कार्य कर रहा है। एनडब्‍ल्‍यूडी के कृषि जलवायु जोन की अनुकूल गैर जल सघन और आर्थिक रुप से लाभकारी फसलों को उगाने के लिए जल संकटग्रस्‍त क्षेत्रों में किसानों को प्रेरित करने, उचित फसलों, सूक्ष्‍म सिंचाई, मृदा आर्द्रता संरक्षण आदि पर किसानों के बीच जागरुकता लाना, धान एवं गन्‍ना जैसी जल खपत वाली फसलों से कम जल उपयोग वाला मक्‍कई एवं मक्‍का फसलों के लिए ‘सही फसल’ अभियान शुरु किया गया है। 
---
